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जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
पोलावरम परियोजना पर हुआ खर्च
3502. डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने बजट में पहले से आबंटन करने के बजाय पोलावरम परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का ही निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी  ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
यदि नहीं, तो सरकार केवल खर्च की प्रतिपूर्ति कहां कर रही है; 
(ग) 
पोलावरम परियोजना पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ; और 
(घ) 
क्या सरकार पट्टीसीमा और पुरुषोतापट्टनम 'लिफ्ट' सिंचाई, योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति कर रही है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 30.09.2016 के अपने पत्र सं. एफ-1(2)/पीएफ-।/2014(भाग) द्वारा सूचित किया है कि वह 01.04.2014 से शुरू हुई अवधि से उस तारीख तक सिंचाई घटक की लागत के लिए पोलावरम परियोजना के केवल सिंचाई घटक की शेष लागत का 100 प्रतिशत भाग उपलब्ध कराएगा।
राज्य सरकार किए गए व्यय के अनुसार समय-समय पर पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। पीपीए द्वारा जांच करने के पश्चात वित्त मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदनों के अनुसार दीर्घावधि सिंचाई निधि के माध्यम से सरकार द्वारा निधि जारी की जाती है।
(ग) 31.03.2014 तक परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा 5135.37 करोड़ रूपए का कुल व्यय किया गया जिसमें से 562.47 करोड़ रूपए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किए गए। इसके अलावा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01.04.2014 के पश्चात परियोजना पर 7011.21 करोड़ रूपए का व्यय किया गया। पीपीए द्वारा सत्यापित प्रस्तावों के अनुसार 01.04.2014 के बाद 5364.16 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता (सीए) पहले ही जारी की जा चुकी है।
(घ) भारत सरकार पट्टीसीमा और पुरूषोत्तमपत्तनम लिफ्ट सिंचाई स्कीमों पर व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं कर रही है।
*****
